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विषय: बांस की खेती हेतु नई योजना
1146. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बांस की खेती हेतु नई योजना शुरू की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत) 
(क) एवं (ख): जी हां। 
बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्‍य श्रृंखला और समग्र विकास से संबंधित समस्‍या का समाधान करने के लिए राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन से दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के आदेश सं० सीसीईए/13/2018 (i) के माध्‍यम से पुनर्संरचित राष्‍ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) शुरू किया गया है ताकि उत्‍पादकों को बेहतर आर्थिक आय दिलाने के लिए उत्‍पादकों (किसानों) और उद्योगों के बीच प्रभावशाली संपर्क स्‍थापित किया जा सके। इस मिशन के उद्देश्‍य में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित हैं: 
(i) गैर वन्‍य सरकारी व निजी भूमि में बांस के रोपण के तहत क्षेत्र को बढ़ाना ताकि कृषि आय को बढ़ाया जा सके और उद्योगों की गुणवत्‍ताप्रद कच्‍ची सामग्री की आवश्‍यकता की उपलब्‍धता के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता के बारे में योगदान दिया जा सके। बांस के रोपण को मुख्‍य रूप से किसानों के खेत में, नजदीकी इलाकों, सामुदायिक भूमि, कृषि योग्‍य बंजर-भूमि और सिंचाई नहरों, जल निकायों आदि के समानान्‍तर बढ़ावा दिया जाएगा।   
(ii) उत्‍पादन-स्रोत, प्राथमिक उपचार व सिजनिंग संयत्रों, संरक्षण प्रौद्योगिकियों व मंडी आधारभूत संरचना के नजदीक नवाचारी प्राथमिक प्रसंस्‍करण इकाईयों की स्‍थापना के माध्‍यम से फसलोपरांत प्रबंधन को उन्‍नत बनाना। 
(iii) सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम स्‍तरों पर अनुसंधान एवं विकास, उद्यमिता व व्‍यवसाय मॉडलों में सहायता करते हुए बाजार की मांग को ध्‍यान में रखकर उत्‍पाद के विकास को बढ़ावा देना और बड़े उद्योग का पोषण करना।
(iv) भारत में अविकसित बांस उद्योग का जीर्णोद्धार करना। 
(v) उत्‍पादन से लेकर बाजार की मांग तक बांस क्षेत्र के विकास के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण, जागरूकता उत्‍पन्‍न करने को बढ़ावा देना।
 वर्ष 2018-19 के दौरान केन्‍द्रीय अंश के रूप में 300 करोड़ रूपए का बजट आवंटन प्राप्‍त हुआ है।
***** 
